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    भारत का संमिवधान, 1950,  अनुच्छेद, 14  और  16 -  भारतीय पुलि8स सेवा में चयन शे्रणी पद  -
योग्यता और वरिरष्ठता के आधार पर मिनयमुि? तभी मानी जाती है जब योग्यता समान हो - यमिद समानता के
आश्वासन का उलं्लघन हो।

    अलिF8 भारतीय सेवा अधिधमिनयम, 1951, कें द्र सरकार को अलिF8 भारतीय सेवा में मिनय?ु व्यमि?यों की
भतL और सेवा की शतM के मिवमिनयमन के लि8ए मिनयम बनाने का अधिधकार देता ह।ै इस शमि? का प्रयोग करते
हुए कें द्र सरकार ने भारतीय पुलि8स सेवा  (वरिरष्ठता का मिवमिनयमन) मिनयम, 1954 बनाया। उ? मिनयमों के
मिनयम 6 में कहा गया है मिक मिकसी राज्य में सभी पुलि8स अधिधकारिरयों की उनकी वरिरष्ठता सुमिनधिRत करने के
लि8ए एक पदक्रम सूची बनाए रFी जानी चामिहए। तदनुसार, प्रत्यथL-राज्य द्वारा एक पदक्रम सचूी तयैार की
गई थी जिजसमें याधिचकाकता	 को उत्तरदाताओं 3  और 4 से वरिरष्ठ के रूप में मिदFाया गया था।  1955 में,
याधिचकाकता	 को उत्तरदाताओ ं3 और 4 से हटा मिदया गया था, जिजन्हें पुलि8स उप महामिनरीक्षक के पद पर पुमि]
की गई थी। और 1966 में, तीसर ेप्रत्यथL को पुलि8स महामिनरीक्षक के रूप में पदोन्नत मिकया गया और प्रत्यथL
4 को याधिचकाकता	 को हटाते हुए अधितरिर? पुलि8स महामिनरीक्षक के रूप में मिनय?ु मिकया गया। याधिचकाकता	 ने
अनुच्छेद 32 के तहत इस न्याया8य में एक रिरट याधिचका दायर की, जिजसमें कहा गया मिक: (1) वह 1955 में
पुलि8स उप महामिनरीक्षक और 1966 में पुलि8स महामिनरीक्षक के रूप में मिनय?ु होने के अधिधकार का हकदार
था, क्योंमिक वह पदवी सूची में सबसे वरिरष्ठ अधिधकारी के रूप में दशा	या गया था; (2) चयन शे्रणी पदों पर
पदोन्नधित को मिनयंमिcत करने वा8े मिकसी भी वैधामिनक मिनयमों के  अभाव में  सरकार प्रधितबंध 8गाने वा8े
प्रशासमिनक मिनदdश जारी नहीं कर सकती ह।ै पह8े से ही बनाए गए मिनयमों में,  जैसे मिक योग्यता पर मिवचार
मिकया जाना चामिहए न मिक वरिरष्ठता पर; (3) पदोन्नधित की प्रमिक्रया में योग्यता के मिवचार का परिरचय अनुच्छेद
14  और  16  का  उलं्लघन ह,ै  क्योंमिक,  यह भाई-भतीजावाद  और पक्षपात के  परिरणामस्वरूप व्यमि?गत
मूल्यांकन के तत्व को 8ाता है; और (4) यमिद सरकार को अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत मिनयम बनाए
मिबना मिनयमुि?यां करने की शमि? प्राप्त है,  तो उत्तरदाताओं 3 और 4 की मिनयमुि?यां मनमानी, मनमौजी और
समंिवधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उलं्लघन होंगी, क्योंमिक, याधिचकाकता	 के दावों पर न तो 1955 में और
न ही 1966 में मिवचार मिकया गया था। 

    अभिभमिनधा	रिरत: (1) भारतीय पुलि8स सेवा (वेतन) मिनयम, 1954 के मिनयम 3 और 8 का अव8ोकन, उन
मिनयमों की अनुसूची III  के भाग बी के साथ पढ़ने से पता च8ता है मिक पुलि8स उप महामिनरीक्षक अधितरिर?
पुलि8स महामिनरीक्षक और मिनरीक्षक के तीन पद  प्रत्यथL राज्य में पुलि8स जनर8 कमिनष्ठ और वरिरष्ठ,  समय
वेतनमान के बाहर चयन पद हैं। चयन शे्रणी या चयन पदों पर पदोन्नधित मखु्य रूप से योग्यता पर आधारिरत
होनी चामिहए, न मिक केव8 वरिरष्ठता पर और इसलि8ए, प्रत्यथL-राज्य याधिचकाकता	 को केव8 इसलि8ए पदोन्नत
करने के लि8ए बाध्य नहीं था क्योंमिक वह स्नातक सूची में वरिरष्ठ था।



    (2)  हा8ाँमिक सरकार प्रशासमिनक मिनदdशों द्वारा वैधामिनक मिनयमों में संशोधन या उनका स्थान नहीं 8े
सकती ह,ै यमिद मिनयम मिकसी मिवशेष बिंबद ुपर चपु हैं, तो सरकार अंतरा8 को भर सकती है और मिनयमों को
पूरक कर सकती है और पह8े से बनाए गए मिनयमों के साथ असंगत नहीं होने वा8े मिनदdश जारी कर सकती
ह।ै राज्य सरकार के पास संमिवधान की अनुसचूी VII की सचूी II, प्रमिवमि] 41 में उजिल्ललिFत राज्य 8ोक सेवाओं
के संबधं में काय	कारी शमि? ह,ै और, अनुच्छेद 309 की शतM में ऐसा कुछ भी नहीं है जो काननू के मिबना
अनुच्छेद 162 के तहत काय	 करने की काय	पालि8का की शमि? को कम करता हो।

    टी.  काजी बनाम यू जरमामिनक जिसएम, [1961] 1 एस.सी.आर. 750 और बी.  एन.  नागराजन बनाम
मैसूर राज्य, [1966] 3 एस.सी.आर. 682, अनगुममिनत।

    (3) सभी अधिधकारिरयों के लि8ए उन्नधित की उधिचत संभावना सुमिनधिRत करने के लि8ए और साथ ही सबसे
सक्षम व्यमि?यों द्वारा भरे गए पदों में साव	जमिनक मिहत की रक्षा के लि8ए, एक उधिचत पदोन्नधित नीधित मिवकजिसत
करना आवश्यक है जिजसमें वरिरष्ठता और योग्यता के बीच, सही संतु8न पाया जाए। 8ंबे समय से प्रशासमिनक
अभ्यास के माम8े के रूप में भारतीय पुलि8स सेवा में चयन,  शे्रणी या चयन पदों पर पदोन्नधित योग्यता के
आधार पर की जाती थी, और वरिरष्ठता पर केव8 तभी मिवचार मिकया जाता था जब उम्मीदवारों की योग्यता
अन्यथा समान होती है और कोई अन्य मानदडं उप8ब्ध नहीं होता ह।ै ऐसी प्रमिक्रया मिकसी भी तरह से
समंिवधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उलं्लघन नहीं करती ह।ै 

    (4) प्रत्यथL-राज्य ने याधिचकाकता	 के माम8े पर मिवचार मिकया था,  और उत्तरदाताओं 3 और 4 को
चयन पदों पर पदोन्नत करने से पह8े पदोन्नधित के समय मिवचार मिकए जाने के हकदार याधिचकाकता	 और हर
अन्य अधिधकारी के रिरकॉड	,  अनुभव और योग्यता को ध्यान में रFा गया था,  और इसलि8ए, अनुच्छेद 14
और 16 के प्रावधानों का कोई उलं्लघन नहीं हुआ था। 

    मू8 न्यायके्षc: रिरट याधिचका संख्या 182, 1966।

    मौलि8क अधिधकारों के प्रवत	न के लि8ए भारत के संमिवधान के अनुच्छेद 32 के तहत याधिचका।

    याधिचकाकता	 की ओर से एन.सी. चटजL, के.बी. रोस्तगी, ए8.एम. सिंसघवी और एस बा8ाकृष्णन।

    प्रत्यथL संख्या  1 के लि8ए सी.बी. अग्रवा8, जी.सी. कास8ीवा8, महाधिधव?ा, राजस्थान, इदं ुसोनी और
के. ब8देव मेहता।

    प्रत्यथL संख्या  2 के लि8ए एन.एस. बिंबद्रा, ए.एस. नांमिबयार और समीक्षा आवेदनन सच्ते।

    उत्तरदाताओ ंसंख्या 3 और 4 के लि8ए के. ब8देव मेहता और इदं ुसोनी।

    न्याया8य का मिनण	य सुनाया गया

    न्यायाधीश, रामास्वामी, द्वारा। याधिचकाकता	, श्री संतराम शमा	 ने इस न्याया8य से एक मिनयम प्राप्त मिकया
ह,ै जिजसमें उत्तरदाताओ ंसे यह बताने के लि8ए कहा गया है मिक राजस्थान राज्य के 22 माच	, 1966 के दो
आदेशों को रद्द करने के लि8ए संमिवधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिरट क्यों नहीं दी जानी चामिहए। श्री
हनुमान शमा	, प्रत्यथL संख्या 3 को याधिचकाकता	 के स्थान पर राजस्थान के पुलि8स महामिनरीक्षक के रूप में
पदोन्नत मिकया गया, और 28 अप्रै8, 1966 को अन्य मिदनांक 28 अप्रै8, 1966 को याधिचकाकता	 के स्थान
पर श्री सुल्तान सिंसह,  प्रत्यथL संख्या  4  को अधितरिर? पुलि8स महामिनरीक्षक के रूप में पदोन्नत मिकया गया।
याधिचकाकता	 ने राजस्थान में पुलि8स महामिनरीक्षक के पद पर पदोन्नत होने वा8े सबसे वरिरष्ठ अधिधकारी के रूप
में याधिचकाकता	 के दावे पर मिवचार करने के लि8ए उत्तरदाताओ ं1 और 2 को आदेश देने वा8ी एक रिरट की भी



प्राथ	ना की ह।ै राजस्थान राज्य और अन्य उत्तरदाताओ ंकी ओर से श्री सीबी अग्रवा8 द्वारा कारण बताया
गया है, जिजन्हें मिनयम का नोमिटस देने का आदेश मिदया गया था। 

    याधिचकाकता	, श्री संत राम शन्ना को 10 जून, 1952 को भारतीय पुलि8स सेवा में मिनय?ु मिकया गया था।
8 जिसतंबर, 1954 को गृह मंcा8य, भारत सरकार की एक अधिधसचूना द्वारा, भारतीय पुलि8स सेवा (वरिरष्ठता
का मिवमिनयमन) मिनयम, 1954 8ागू हुआ। उ? मिनयमों के मिनयम 6 में कहा गया है मिक राज्य के सभी पुलि8स
अधिधकारिरयों  की  उनकी  वरिरष्ठता  सुमिनधिRत  करने  के  लि8ए  एक पदक्रम सूची  बनाए  रFी  जानी  चामिहए।
तदनुसार,  अगस्त, 1955 में राजस्थान राज्य द्वारा एक पदक्रम सूची तयैार की गई। इस पदक्रम सूची में
याधिचकाकता	 का स्थान 5 वां था। श्री हनुमान शमा	 को 7 वें स्थान पर, श्री सुल्तान सिंसह को 14 वें स्थान पर
और श्री गणेश सिंसह को  17 वें स्थान पर दशा	या गया था। भारतीय पुलि8स सेवा  (वरिरष्ठता का मिवमिनयमन)
मिनयम, 1954 के मिनयम 3 के अनुसार प्रत्येक अधिधकारी को उस मिनयम में मिनमिहत प्रावधानों के अनुसार एक
वष	 का आवंटन सौंपा जाएगा। इस मिनयम के अनुसार याधिचकाकता	 का आवंटन वष	 1942, प्रत्यथL क्रमांक 3
श्री हनुमान शमा	 का  1943  और  प्रत्यथL क्रमांक  4  श्री सुल्तान सिंसह का  1945  था। अप्रै8  1955  में,
याधिचकाकता	 और तीन अन्य अधिधकारिरयों, अथा	त् श्री हनमुान शमा	, श्री सुल्तान सिंसह और श्री गणेश सिंसह की
पुलि8स उप महामिनरीक्षक के पद पर पुमि] का प्रश्न उठाया गया। राजस्थान राज्य द्वारा यह मिनण	य लि8या गया मिक
याधिचकाकता	 को हटा मिदया जाना चामिहए और तीन अधिधकारिरयों, श्री हनुमान शमा	, श्री सुल्तान सिंसह और श्री
गणेश सिंसह को पुलि8स उप महामिनरीक्षक के पद पर स्थायी मिकया जाना चामिहए। याधिचकाकता	 का माम8ा यह है
मिक जून, 1959 में श्री हनुमान शमा	 को मिवशेष पुलि8स महामिनरीक्षक के रूप में पदोन्नत मिकया गया था और 2
जून, 1961 को इस पद को संवर्गिगत कर मिदया गया और श्री हनुमान शमा	 को उस पद पर स्थायी कर मिदया
गया। ऐसा प्रतीत होता ह ैमिक, 22 माच	, 1966 को श्री हनुमान शमा	 को राजस्थान के पुलि8स महामिनरीक्षक के
रूप में पदोन्नत मिकया गया था और 28 अप्रै8, 1966 को याधिचकाकता	 को हटाते हुए श्री सुल्तान सिंसह को
अधितरिर? पुलि8स महामिनरीक्षक के रूप में पदोन्नत मिकया गया था। 22 माच	, 1966 और 28 अप्रै8, 1966
की राजस्थान राज्य की अधिधसूचनाएँ रिरट याधिचका के अनु8ग्नक 'जी' और 'एच' हैं। याधिचकाकता	 का तक	  यह
है मिक वह अधिधकार के तौर पर 1955 में पुलि8स उप महामिनरीक्षक और 1966 में पुलि8स महामिनरीक्षक के रूप
में मिनय?ु होने का हकदार था, क्योंमिक उसे स्नातक सूची में सबसे वरिरष्ठ अधिधकारी के रूप में मिदFाया गया
था,  और अनु8ग्नक  'जी'  और  'एच'  में  राजस्थान राज्य के  आदेश भारतीय पुलि8स सेवा  (वरिरष्ठता  का
मिवमिनयमन) मिनयम, 1954 के मिनयम 6 के प्रावधानों का उलं्लघन हैं। याधिचकाकता	 की ओर से यह भी तक	
मिदया गया मिक उनका दावा 1955 में उत्तरदाताओ ं3 और 4 की पुलि8स उप महामिनरीक्षक के रूप में पुमि] के
समय या 1966 में क्रमशः पुलि8स महामिनरीक्षक और अधितरिर? पुलि8स महामिनरीक्षक के पदों पर उत्तरदाताओं
3 और 4 की पदोन्नधित के समय इस पर मिवचार नहीं मिकया गया था। इसलि8ए यह कहा गया मिक अनुच्छेद 14
और 16 के तहत याधिचकाकता	 के मौलि8क अधिधकारों का उलं्लघन मिकया गया है और राजस्थान राज्य के 22
माच	, 1966 और 28 अप्रै8, 1966 के आदेशों को रिरट की प्रकृधित के अनुदान द्वारा,  प्रथम प्रत्यथL को
पुलि8स महामिनरीक्षक के पद पर पदोन्नत करने के लि8ए याधिचकाकता	 के दावे पर नए जिसरे से मिवचार करने के
मिनदdश के साथ, रद्द मिकया जाना चामिहए। 

    याधिचकाकता	 के आरोपों को राजस्थान राज्य ने अपने जवाबी ह8फनामे में Fारिरज कर मिदया ह।ै इसमें
कहा गया था मिक पुलि8स महामिनरीक्षक, अधितरिर? पुलि8स महामिनरीक्षक और पुलि8स उपमहामिनरीक्षक के पद ऐसे
चयन पद हैं जिजनका वेतन समयमान वेतनमान से अधिधक होता है और इन चयन पदों पर मिनयमुि? के लि8ए
मिकसी अधिधकारी का चयन केव8 पदक्रम  सूची में उसके रैंक के आधार पर नहीं बल्किल्क उसकी योग्यता और
पुलि8स मिवभाग में मिपछ8े अनुभवों के रिरकॉड	 के आधार पर मिकया जाता ह।ै याधिचकाकता	 को 10 जून, 1952
को भारतीय पुलि8स सेवा में मिनय?ु मिकया गया था,  8ेमिकन उस तारीF से पह8े ही श्री हनुमान शमा	,  श्री



सुल्तान सिंसह और श्री गणेश सिंसह को 1951 में भारतीय पुलि8स सेवा में मिनय?ु मिकया गया था और वे पह8े से
ही पुलि8स उप महामिनरीक्षक के रूप में काय	  कर रहे थे। श्री हनुमान शमा	 और श्री सुल्तान सिंसह 22 अप्रै8,
1952 से और श्री गणेश सिंसह 17 मई, 1952 से काय	  कर रहे थे। याधिचकाकता	 को 10 जून, 1954 को
भारतीय पुलि8स सेवा के वरिरष्ठ वेतनमान में पुमि] की गई थी, 8ेमिकन अन्य तीन अधिधकारिरयों को 24 माच	,
1953 को भारतीय पुलि8स सेवा के वरिरष्ठ वेतनमान में पुमि] की गई थी, यानी, याधिचकाकता	 की पुमि] से एक
वष	 से अधिधक समय पह8े। जब 1955 में पुलि8स उप महामिनरीक्षक के पद पर अधिधकारिरयों की पुमि] का प्रश्न
उठा,  तो राजस्थान राज्य ने याधिचकाकता	  समिहत सभी संबंधिधत अधिधकारिरयों की तु8नात्मक योग्यता पर
मिवचार मिकया और उत्तरदाताओं 3  और  4  की पुमि] करने का मिनण	य लि8या गया। पुलि8स मिवभाग में उनके
उत्कृ] रिरकॉड	  और योग्यता और अनुभव को देFते हुए याधिचकाकता	 को प्राथमिमकता देते हुए श्री गणेश सिंसह
को पुलि8स उप महामिनरीक्षक मिनय?ु मिकया गया। जहां तक प्रत्यथL संख्या 3 की पुलि8स महामिनरीक्षक के पद
पर और प्रत्यथL संख्या 4 की अधितरिर? पुलि8स महामिनरीक्षक के पद पर पदोन्नधित के संबंध में है, तो यह कहा
गया मिक याधिचकाकता	 को समय वेतनमान से अधिधक वेतन वा8े चयन पदों पर कोई अधिधकार नहीं था और
उन पदों पर मिनयमुि? राजस्थान राज्य के मिववेक पर थी, जिजसने सभी संबंधिधत अधिधकारिरयों की योग्यता पर
मिवचार करने के बाद प्रश्न का मिनण	य लि8या। आगे यह कहा गया मिक मिनयमुि? की शमि? का प्रयोग मनमाने ढंग से
नहीं मिकया गया था, बल्किल्क दक्षता और अच्छे प्रशासन के मिहत में मिकया गया था और चयन पदों पर पदोन्नधित
केव8 योग्यता  के  आधार  पर  थी  और यह केव8 ऐसे  माम8े  में  था  जहां  योग्यता  की  योग्यता  थी  दो
अधिधकारिरयों की संख्या इतनी बराबर थी मिक पदक्रम सचूी में एक अधिधकारी की वरिरष्ठता उसके पक्ष में हो
सकती थी। प्रत्यथL द्वारा इस बात से इनकार मिकया गया मिक भारतीय पुलि8स सेवा वरिरष्ठता मिनयमन मिनयम,
1954 का कोई उलं्लघन हुआ ह।ै 

    इस माम8े में मिनधा	रण का प्रश्न यह है मिक क्या याधिचकाकता	, अधिधकार के तौर पर, 1955 में पुलि8स उप
महामिनरीक्षक के रूप में या 1966 में पुलि8स महामिनरीक्षक के रूप में पदोन्नत होने का हकदार था, केव8 इस
आधार पर मिक उसका नाम, भारतीय पुलि8स सेवा (वरिरष्ठता का मिवमिनयमन) मिनयम, 1954 के मिनयम 6 के
तहत तयैार मिकया गया, स्नातक सूची में पह8े स्थान पर था। 

    अलिF8 भारतीय सेवा अधिधमिनयम, 1951 (1951 का LXI) की धारा 3 की उप-धारा (1) कें द्र सरकार
को अलिF8 भारतीय सेवा में मिनय?ु व्यमि?यों की भतL और सेवा की शतM के मिवमिनयमन के लि8ए मिनयम बनाने
का अधिधकार देती ह।ै इस शमि? का प्रयोग करते हुए कें द्र सरकार ने भारतीय पुलि8स सेवा  (वरिरष्ठता का
मिवमिनयमन) मिनयम, 1954 बनाया। मिनयम 2 (ए) में प्रावधान है मिक "कैडर" का अथ	 है "भारतीय पुलि8स सेवा
(कैडर)  मिनयम, 1954  के मिनयम  3  के अनुसार गमिठत एक भारतीय पुलि8स सेवा कैडर"। मिनयम  2 (डी)
"पदक्रम  सूची" को परिरभामिषत करता है जिजसका अथ	  है  "मिनयम 6 के तहत तयैार की गई पदक्रम  सूची"।
मिनयम 2(जी) "वरिरष्ठ पद" को परिरभामिषत करता है जिजसका अथ	  है  "भारतीय पुलि8स सेवा (कैडर शमि? का
मिनधा	रण) मिवमिनयम, 1955 की प्रत्येक अनुसूची के क्रमांक 1 के तहत शामिम8 एक पद या संबंधिधत राज्य
सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोमिषत कोई पद"। मिनयम 3 आवंटन के वष	 के मिनधा	रण से संबंधिधत है और इस
प्रकार है:-

''(1) प्रत्येक अधिधकारी को इस मिनयम में इसके बाद मिनमिहत प्रावधानों के अनुसार आवंटन का एक
वष	 सौंपा जाएगा।
(2) इन मिनयमों के प्रारभं होने पर सेवा में एक अधिधकारी के आवंटन का वष	 वही होगा जो उसे इन
मिनयमों के प्रारभं होने से ठीक पह8े 8ागू आदेशों और मिनदdशों के अनुसार कें द्र सरकार द्वारा सौंपा
गया ह ैया सौंपा जा सकता ह।ै : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



(3) इन मिनयमों के प्रारभं होने के बाद सेवा में मिनय?ु अधिधकारी के आवंटन का वष	 होगा-
(ए) जहां अधिधकारी को प्रधितस्पधL परीक्षा के परिरणामों पर सेवा में मिनय?ु मिकया जाता है,
उस वष	 के बाद का वष	 जिजसमें ऐसी परीक्षा अभिभमिनधा	रिरत की गई थी;
(बी)  जहां अधिधकारी को भतL मिनयमों के मिनयम  9  के अनुसार पदोन्नधित द्वारा सेवा में
मिनय?ु मिकया जाता ह,ै उन मिनयमों के मिनयम 7 के अनुसार सेवा में भतL मिकए गए सबसे
कमिनष्ठ अधिधकारिरयों के आवंटन का वष	, जिजन्होंने 8गातार काय	 मिकया है, मिकसी वरिरष्ठ पद
पर पवू	 द्वारा इस तरह का काय	भार शुरू करने की तारीF से पह8े की तारीF से:
    बशतd  मिक भतL मिनयमों के मिनयम  9  के अनुसार सेवा में  मिनय?ु एक अधिधकारी के
आवंटन  का  वष	,  जिजसने  उस  तारीF  से  पह8े  की  तारीF  से  एक
वरिष्ठ पद पर लगातार कार्यरष्ठ पद पर 8गातार काय  करना शुरू कर मिदया था, जिजस पर मिकसी भी अधिधकारी को
सेवा के अनुसार भतL मिकया गया था उन मिनयमों के मिनयम 7,  इस प्रकार शुरू की गई
स्थानापन्नता संबंधिधत राज्य सरकार के परामश	  से कें द्र सरकार द्वारा तदथ	  मिनधा	रिरत की
जाएगी; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”

    मिनयम 4 अधिधकारिरयों की वरिरष्ठता से संबंधिधत ह ैऔर इस प्रकार है: -

"4. (2) इन मिनयमों के प्रारभं में सेवा में अधिधकारिरयों की वरिरष्ठता वही होगी जो इन मिनयमों के प्रारभं
होने से ठीक पह8े 8ागू आदेशों और मिनदdशों के अनुसार कें द्र सरकार द्वारा मिनधा	रिरत की गई है या
मिनधा	रिरत की जा सकती ह;ै
    बशतd मिक जहां भतL मिनयमों के मिनयम 9 के अनुसार मिनय?ु अधिधकारी की वरिरष्ठता इन मिनयमों के
प्रारभं  होने  से पह8े मिनधा	रिरत नहीं की गई है,  उसकी वरिरष्ठता उप-मिनयम  (3)  में  प्रावधान के
अनुसार मिनधा	रिरत की जाएगी।
.           .          .           .         .           .”

    मिनयम 5 मिवशेष भतL बोड	  द्वारा सूची II और सूची III में रFे गए अधिधकारिरयों की वरिरष्ठता से संबंधिधत है
और मिनयम  5-ए भारतीय पुलि8स सेवा  (मिवशेष भतL)  मिवमिनयम, 1957  के तहत मिनय?ु अधिधकारिरयों की
वरिरष्ठता से संबंधिधत ह।ै मिनयम 6 कहता ह:ै

"6. पदक्रम सूची- प्रत्येक राज्य संवग	  और संय?ु संवग	  के लि8ए हर सा8 एक पदक्रम सचूी तयैार
की जाएगी जिजसमें उस संवग	 के सभी अधिधकारिरयों के नाम शामिम8 होंगे जो मिनयम 4, 5, 5 ए और 7
के प्रावधानों के अनुसार वरिरष्ठता के क्रम में व्यवल्किस्थत होंगे।"

    याधिचकाकता	 की ओर से श्री एनसी चटजL ने तक	  मिदया मिक मिनयम 6 के अनुसार मिनयम 4, 5, 5-ए और
7 के प्रावधानों के अनुसार वरिरष्ठता के क्रम में एक पदक्रम  सूची तयैार की जानी चामिहए और यह राजस्थान
राज्य के लि8ए F8ुा नहीं है मिक वह याधिचकाकता	 के दावे की अवहे8ना कर ेजो पदक्रम  सचूी में प्रथम स्थान
पर था और उत्तरदाताओ ं3 और 4 को पुलि8स उप महामिनरीक्षक के पद पर पदोन्नत कर।े हम याधिचकाकता	 की
ओर से मिदए गए तक	  को सही नहीं मान सकते। भारतीय पुलि8स सेवा (वेतन) मिनयम, 1954 के मिनयम 3 और
8 को उन मिनयमों की अनुसूची III के भाग बी के साथ पढ़ने से स्प] ह ैमिक पुलि8स उप महामिनरीक्षक, अधितरिर?
पुलि8स महामिनरीक्षक और महामिनरीक्षक के पद राजस्थान राज्य में पुलि8स के चयन पद कमिनष्ठ और वरिरष्ठ समय
वेतनमान के बाहर हैं। मिनयम 2(ए) में प्रावधान है मिक 'कैडर' और 'कैडर पद’ का वही अथ	  होगा जो उन्हें
भारतीय पुलि8स सेवा  (कैडर) मिनयम, 1954 में मिदया गया ह।ै मिनयम 3 सेवा के सदस्यों के लि8ए स्वीकाय	
समय वेतनमान मिनधा	रिरत करता ह ैऔर इस प्रकार है:



"3. वेतन का समय-मान-सेवा के सदस्य को स्वीकाय	 वेतन का समय-मान इस प्रकार होगा: -
जूमिनयर स्के8-रु 350-350-380-380-30-590-
ई.बी-30-770--40-850 (19 वष	)।
सीमिनयर स्के8- 600 रुपये (छठे वष	 के तहत)-40-1,000-
1000-1,050-1,050-1,100-1,100-1150 (22) वष	।
चयन ग्रेड- 1,250 रुपये।
बशतd मिक वरिरष्ठ समय-मान में पद धारण करने वा8े सेवा के सदस्य को चयन शे्रणी में मिकसी पद पर
मिनय?ु मिकया जा सकता ह ैऔर जहां वह इस प्रकार मिनय?ु मिकया जाता है, वह चयन शे्रणी में पद का
वेतन पाने का हकदार होगा;
बशतd मिक सेवा का कोई सदस्य जिजसे इन मिनयमों के प्रारभं होने से ठीक पह8े 8ागू मिकसी भी आदेश
के तहत कोई अन्य समय-मान वेतन स्वीकाय	  था,  वह उस वेतनमान में वेतन प्राप्त करना जारी
रFेगा।

मिनयम चयन शे्रणी के अ8ावा दो वेतनमान जूमिनयर वेतनमान और सीमिनयर वेतनमान मिनधा	रिरत करता है जो
मिक 1250 रुपये ह।ै मिनयम 8 अनुसूची III में शामिम8 पदों को रFने वा8े अधिधकारिरयों के वेतन से संबंधिधत है
और मिनम्नानुसार ह:ै- 

"अनुसूची III में मिनर्गिद] पद धारण करने के लि8ए मिनय?ु सेवा का कोई भी सदस्य, जब तक वह पद
धारण करगेा, तब तक उ? अनुसचूी में उस पद के लि8ए मिनर्गिद] वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा:
    बशतd मिक सेवा का कोई भी सदस्य मिकसी भी समय उससे कम वेतन नहीं 8ेगा जो वह मिनयम 4
और मिनयम 5 के तहत पाने का हकदार है;
    बशतd मिक सेवा का कोई सदस्य, जिजसे अनुसूची III में मिनर्गिद] पदों को धारण करने के लि8ए इन
मिनयमों के प्रारभं होने से ठीक पह8े 8ागू मिकसी भी आदेश के तहत कोई अन्य मिवशेष वेतन या
समय-मान से ऊपर वेतन स्वीकाय	 था, जब तक वह पद पर है पद, समान वेतन प्राप्त करना जारी
रFें"।

अनुसूची में पद हैं (ए) राज्य सरकारों के तहत भारतीय पुलि8स सेवा के वरिरष्ठ समय-मान में वेतन वा8े पद,
(बी) राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलि8स सेवा के वरिरष्ठ समयमान वेतन वा8े पद, जिजनमें धारा बी में
मिनर्गिद] मिवशेष वेतन (समयमान वेतन के अधितरिर?) वा8े पद भी शामिम8 हैं, (सी) धारा सी में मिनर्गिद] सेवा के
सदस्यों द्वारा धारिरत कें द्र सरकार के अधीन समयमान के ऊपर वेतनमान या समयमान में वेतन के अधितरिर?
मिवशेष वेतन वा8ा पद। शे्रणी (ए) में जहां तक राजस्थान राज्य का संबंध है, पुलि8स महामिनरीक्षक, अधितरिर?
पुलि8स महामिनरीक्षक और पुलि8स उप महामिनरीक्षक के पदों को समय वेतनमान से ऊपर वा8े चयन शे्रणी पदों
के रूप में मिदFाया गया ह।ै इसलि8ए, अनुसूची III के भाग बी के साथ पढे़ गए मिनयम 3 और 8 के अव8ोकन
से यह  स्प]  है  मिक  राजस्थान  में  पुलि8स महामिनरीक्षक,  अधितरिर? पुलि8स महामिनरीक्षक और पुलि8स उप
महामिनरीक्षक के तीन पद चयन पद हैं और मिनयम 3 में उजिल्ललिFत कमिनष्ठ और वरिरष्ठ समय-मान वेतनमान के
बाहर हैं। यह मिनष्कष	  अनुसूची  III  के भाग बी के  परिरच्छेद 1 द्वारा भी समर्थिथत है जिजसमें कहा गया है मिक
"मिकसी राज्य संवग	 में चयन शे्रणी में पदों की संख्या उस संवग	 में वरिरष्ठ पदों की कु8 संख्या के बीस प्रधितशत
के बराबर होगी,  जो समय-मान से ऊपर वेतन वा8े पदों की संख्या से कम हो जाएगी।“ अपने तक	  के
समथ	न में,  श्री एनसी चटजL ने  पीसी वाडल्टवा बनाम भारत सघंi में इस न्याया8य के मिनण	य का उले्लF
मिकया। 8ेमिकन उस माम8े के तक	  का वत	मान माम8े में मिनधा	रण के लि8ए प्रस्तुत प्रश्न पर कोई असर नहीं
पड़ता ह।ै उस माम8े में सवा8 यह था मिक क्या भारतीय पुलि8स सेवा को मिनयंमिcत करने वा8े प्रासंमिगक
मिनयमों के तहत, उसका एक सदस्य वरिरष्ठ वेतनमान में एक पद पर पदोन्नत होने का हकदार था, जब भी



कोई रिरमि? (पदोन्नधित कोटा में एक रिरमि? को छोड़कर) मिनक8ती थी और कोई भी वरिरष्ठ नहीं होता था वह
उस पद के लि8ए उप8ब्ध थे। मिवद्वान न्यायमूर्तितगण के बहुमत द्वारा यह अभिभमिनधा	रिरत मिकया गया मिक मिवभिभन्न
मिनयमों पर मिवचार करने से यह मिबना मिकसी संदेह के स्प] हो जाएगा मिक सेवा के कमिनष्ठ समयमान में एक
व्यमि? उतना ही संवग	  अधिधकारी है जिजतना मिक वरिरष्ठ समयमान में कोई पद धारण करने वा8ा या समयमान
के ऊपर एक पद धारण करने व्यमि? है और मिनयमों की पूरी योजना से संकेत मिम8ता है मिक कमिनष्ठ वेतनमान
में एक व्यमि? को वरिरष्ठ वेतनमान पर एक पद रFने का अधिधकार है, बशतd मिक वरिरष्ठ वेतनमान में एक पद की
उप8ब्धता हो और कमिनष्ठ वेतनमान में उसकी वरिरष्ठता हो। रिरपोट	  के पृष्ठ 627 पर, न्यायमूर्तित मुधो8कर ने
अपने फैस8े के दौरान स्प] रूप से कहा- "हमें  यह नहीं समझा जाना चामिहए मिक यह अधिधकार समय
वेतनमान से ऊपर वेतन वा8े पद पर मिनयमुि? या मिवशेष पद वा8े पद पर मिनयमुि? तक फै8ा हुआ ह।ै वेतन,
और ऐसे पदों पर मिनयमुि? को मिनयंमिcत करने वा8े मिनयम हमारे सामने नहीं रFे गए थे"। इसलि8ए  पी.सी.
वाधवा बनाम भारत संघ में इस न्याया8य के मिनण	य से याधिचकाकता	 को कोई सहायता नहीं मिम8ी और जो
कारण हम पह8े ही दे चुके हैं,  उसके आधार पर हमारी राय है मिक पुलि8स महामिनरीक्षक, अधितरिर? पुलि8स
महामिनरीक्षक के तीन पद और राजस्थान राज्य में पुलि8स उप महामिनरीक्षक चयन पद और कमिनष्ठ या वरिरष्ठ
समय वेतनमान के बाहर हैं। यमिद ये तीन पद चयन पद हैं, तो यह स्प] है मिक राजस्थान राज्य याधिचकाकता	
को केव8 इसलि8ए पदोन्नत करने के लि8ए बाध्य नहीं है क्योंमिक वह स्नातक सचूी में प्रथम स्थान पर था।
परिरल्किस्थधित यह है मिक इन पदों को 'चयन शे्रणी पदों' के रूप में वगLकृत मिकया गया है, जिजससे पता च8ता है
मिक इन पदों पर पदोन्नधित केव8 पदक्रम  सूची में रैंबिंकग के आधार पर स्वचालि8त रूप से नहीं की जाती है,
बल्किल्क चयन पदों पर पदोन्नधित में योग्यता का प्रश्न शामिम8 होता ह।ै हमारी राय में, उत्तरदाताओ ंका यह तक	
सही है मिक पदक्रम  सूची में शे्रणी या ल्किस्थधित, याधिचकाकता	 को चयन पदों पर पदोन्नत होने का कोई अधिधकार
नहीं देती है और यह एक अच्छी तरह से स्थामिपत मिनयम है मिक चयन शे्रणी या चयन पदों पर पदोन्नधित मुख्य
रूप से योग्यता पर आधारिरत होनी चामिहए न मिक केव8 वरिरष्ठता पर। जिसद्धांत यह है मिक जब चयन पदों के
लि8ए अधिधकारिरयों के दावों पर मिवचार मिकया जा रहा है,  तो वरिरष्ठता पर मिवचार नहीं मिकया जाना चामिहए,
जिसवाय इसके मिक जहां अधिधकारिरयों की योग्यता को समान माना जाता है और इसलि8ए कोई अन्य मानदडं
उप8ब्ध नहीं ह।ै चयन पदों के संबंध में प्रशासमिनक प्रथा भारत सरकार के मिदनांक 31 जु8ाई/3 अगस्त,
1954 के पc में इस प्रकार मिनधा	रिरत की गई ह:ै-

"अगर कोई व्यमि?, हा8ांमिक पदक्रम  सूची में वरिरष्ठ है, अपने कमिनष्ठ से बाद में चयन पद पर मिनय?ु
मिकया जाता है, तो संभवतः ऐसा इसलि8ए है क्योंमिक चयन के माम8े में उसे हटा मिदया गया ह।ै यमिद
ऐसा ह,ै तो जहां तक चयन पदों का सवा8 ह,ै पह8े से चयमिनत अधिधकारी को, भ8े ही वह पदक्रम
सूची में कमिनष्ठ हो, अन्य अधिधकारी से वरिरष्ठ मानना मिनधिRत रूप से अनुधिचत नहीं होगा।''

1 जून 1955 के एक अन्य संचार में कहा गया है:

"सभी उत्कृ] समय मान पद चयन पद हैं और उन पर मिनयमुि? के लि8ए वरिरष्ठता क्रम का पा8न करना
आवश्यक नहीं है"।

5 अक्टूबर 1956 के एक अन्य पc संख्या 716/56-आईएस(1) में भारत सरकार ने चयन शे्रणी पदों पर
पदोन्नधित के जिसद्धांत को इस प्रकार दोहराया है:

"मुझे  यह कहने का मिनदdश हुआ है मिक भारत सरकार को हा8 ही में  चयन शे्रणी में  आईपीएस
अधिधकारिरयों की पदोन्नधित के माम8े में अपनाए जाने वा8े जिसद्धांतों के सवा8 पर मिवचार करने का
अवसर मिम8ा था, जब सेवा में कमिनष्ठ कुछ अधिधकारिरयों को मंजूरी दी गई थी और उन्हें काय	वाहक
पद मिदया गया था। ऐसे चयन शे्रणी में संभावना उनके वरिरष्ठों से पह8े होती ह।ै मिनस्संदेह, यह एक



अच्छी तरह से स्थामिपत जिसद्धांत है मिक चयन शे्रणी या चयन पद पर पदोन्नधित मखु्य रूप से योग्यता
पर आधारिरत होनी चामिहए न मिक सेवा में वरिरष्ठता पर...।"

    हम श्री एनसी चटजL के अग8े तक	  पर मिवचार करने के लि8ए आगे बढ़ते हैं मिक चयन शे्रणी पदों पर
पदोन्नधित को मिनयंमिcत करने वा8े मिकसी भी वैधामिनक मिनयमों की अनुपल्किस्थधित में, सरकार प्रशासमिनक मिनदdश
जारी नहीं कर सकती है और ऐसे प्रशासमिनक मिनदdश पह8े से बनाए गए मिनयमों में नहीं पाए गए मिकसी भी
प्रधितबंध को 8ागू नहीं कर सकते हैं। हम इस तक	  को सही नहीं मान पा रहे हैं। यह सच ह ैमिक मिनयमों में चयन
शे्रणी पदों पर कमिनष्ठ या वरिरष्ठ शे्रणी अधिधकारिरयों की पदोन्नधित के जिसद्धांत को मिनधा	रिरत करने वा8ा कोई
मिवशेष प्रावधान नहीं ह।ै 8ेमिकन इसका मत8ब यह नहीं है मिक जब तक इस संबंध में वैधामिनक मिनयम नहीं
बनाए जाते, तब तक सरकार चयन शे्रणी पदों पर संबंधिधत अधिधकारिरयों की पदोन्नधित में अपनाए जाने वा8े
जिसद्धांत के संबंध में प्रशासमिनक मिनदdश जारी नहीं कर सकती ह।ै यह सच है मिक सरकार प्रशासमिनक मिनदdशों
द्वारा वैधामिनक मिनयमों में संशोधन या उन्हें प्रधितस्थामिपत नहीं कर सकती है, 8ेमिकन यमिद मिनयम मिकसी मिवशेष
बिंबद ुपर चुप हैं तो सरकार अंतरा8 को भर सकती है और मिनयमों को पूरक कर सकती है और मिनदdश जारी
कर सकती ह ैजो पह8े से बनाए गए मिनयमों से असगंत नहीं हैं। 

    बी एन नागराजन बनाम मैसूर राज्य माम8े में, इस न्याया8य द्वारा यह बताया गया था मिक मिकसी सेवा के
गठन या पद सृजिजत होने से पह8े भतL आमिद के मिनयम बनाना संमिवधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के
तहत अमिनवाय	  नहीं है,  और,  दसूरी बात,  राज्य सरकार के पास उन सभी माम8ों के संबंध में काय	कारी
शमि? ह,ै जिजनके संबंध में राज्य के मिवधानमंड8 के पास कानून बनाने की शमि? ह।ै इससे यह पता च8ता है
मिक राज्य सरकार के पास अनुसूची 7, सूची II, प्रमिवमि] 41, राज्य 8ोक सेवाओ ंके संबंध में काय	कारी शमि?
होगी, और संमिवधान के अनुच्छेद 309 की शतM में ऐसा कुछ भी नहीं है जो, मिबना मिकसी काननू के संमिवधान
के अनुच्छेद  162 के तहत, काय	  करने के लि8ए काय	पालि8का की शमि? को कम करता हो। इसी तरह का
दृमि]कोण इस न्याया8य द्वारा टी काजी बनाम यू जोमा	मिनक जिसएमii में लि8या गया था, जहां न्यायाधीश, वांचू,
जैसा मिक वह उस समय थे,  ने बहुमत की ओर से फैस8ा सु सनुाते हुए,  रिरपोट	  के पृष्ठ  762-764  पर
मिनम्नानुसार मिटप्पणी की थी:

"उच्च न्याया8य ने यह मिवचार मिकया है मिक जिसएम की मिनयमुि? और उत्तराधिधकार जिज8ा परिरषद का
प्रशासमिनक काय	 नहीं था और जिज8ा परिरषद केव8 राज्यपा8 की सहमधित से कानून बनाकर मिनयमुि?
और मिनष्कासन के संबंध में  काय	  कर सकती थी। इस संबंध में,  उच्च न्याया8य ने अनुसूची के
परिरच्छेद 3(1)(जी) पर भरोसा मिकया, जो बताता है मिक जिज8ा परिरषद के पास प्रमुFों और मुलिFया
की मिनयमुि? और उत्तराधिधकार के संबंध में कानून बनाने की शमि? होगी। उच्च न्याया8य का मानना है
मिक जब तक ऐसा कोई कानून नहीं बन जाता, तब तक प्रत्यथL की तरह मिकसी प्रमFु या जिसएम की
मिनयमुि? की कोई शमि? नहीं हो सकती है और परिरणामस्वरूप हटाने की भी कोई शमि? नहीं होगी।
सम्मान के साथ, यह हमें ऐसा 8गता है मिक उच्च न्याया8य ने परिरच्छेद 3(1)(जी) को उसकी भाषा
से कहीं अधिधक पढ़ा ह।ै परिरच्छेद 3(1) वास्तव में एक मिवधायी सचूी की तरह है और उन मिवषयों की
गणना करता है जिजन पर जिज8ा परिरषद कानून बनाने में सक्षम ह।ै  परिरच्छेद 3(1)(जी) के तहत,
इसके पास प्रमुFों की मिनयमुि? या उत्तराधिधकार के संबंध में कानून बनाने की शमि? है और इसमें
स्वाभामिवक रूप से उन्हें हटाने की शमि? शामिम8 होगी। 8ेमिकन इससे यह नहीं पता च8ता मिक मिकसी
प्रमुF की मिनयमुि? या मिनष्कासन एक मिवधायी काय	  है या इस आशय का कानून बनाए मिबना कोई
मिनयमुि? या मिनष्कासन नहीं मिकया जा सकता ह।ै  
.                  .                   .                    .



इसके अ8ावा, एक बार मिनयमुि? की शमि? जिज8े के प्रशासन की शमि? के अंतग	त आ जाती है, तो
मिनय?ु अधिधकारिरयों और अन्य 8ोगों को हटाने की शमि? अमिनवाय	 रूप से परिरणाम के रूप में पा8न
की जाएगी। संमिवधान का इरादा यह नहीं हो सकता था मिक स्वायत्त जिज8ों में सभी प्रशासन तब तक
बंद रहेंगे जब तक मिक राज्यपा8 परिरच्छेद 19 (i) (बी)  के तहत मिनयम नहीं बनाते या जब तक
जिज8ा परिरषद परिरच्छेद 3 (1) (जी) के तहत कानून पारिरत नहीं कर देती। प्रथम दृ]या राज्यपा8
और उसके बाद जिज8ा परिरषदों को प्रशासन च8ाने की शमि? प्रदान की गई और हमारी राय में इसमें
प्रशासन च8ाने के लि8ए कर्गिमयों को मिनय?ु करने और हटाने की शमि? भी शामिम8 थी। मिनस्संदेह,
जब प्रशासन के कर्गिमयों की मिनयमुि? या मिनष्कासन के संबंध में परिरच्छेद 19(1)(बी) के तहत मिनयम
बनाए जाते हैं या  परिरच्छेद 3(1) के तहत कानून पारिरत मिकए जाते हैं,  तो प्रशासमिनक अधिधकारी,
बनाए गए या पारिरत मिकए गए कानूनका पा8न करने के लि8ए बाध्य होंगे।  
परन्तु इससे यह मिनष्कष	 नहीं मिनक8ता मिक जब तक मिनयम नहीं बनाये गये या कानून पारिरत नहीं हो
गये, तब तक प्रशासन के कार्गिमकों की मिनयमुि? या बFा	स्तगी नहीं हो सकती। हमारी राय में, संबंधिधत
प्राधिधकारिरयों के पास छठी अनुसूची द्वारा प्रदत्त प्रशासन की सामान्य शमि? के तहत प्रशासमिनक
कर्गिमयों को मिनय?ु करने या हटाने की शमि? हर प्रासंमिगक समय पर होगी। इसलि8ए उच्च न्याया8य
द्वारा लि8या गया यह दृमि]कोण मिक परिरच्छेद 3(1)(जी) के तहत पह8े कानून पारिरत मिकए मिबना जिज8ा
परिरषद द्वारा कोई मिनयमुि? या मिनष्कासन नहीं मिकया जा सकता ह,ै कायम नहीं रFा जा सकता ह।ै
    हम श्री एनसी चटजL के अग8े तक	  पर मिवचार करते हैं मिक यमिद काय	कारी सरकार को अनुच्छेद
309 के प्रावधान के तहत मिनयम बनाए मिबना मिनयमुि?यां करने और सेवा की शत� मिनधा	रिरत करने की
शमि? दी जाती है,  तो अनुच्छेद  14  और  16  का उलं्लघन होगा क्योंमिक मिनयमुि?याँ मनमानी और
मनमौजी होंगी। हमारी राय में याधिचकाकता	 की इस द8ी8 में कोई दम नहीं ह।ै यमिद राजस्थान राज्य
ने चयन पदों पर मिनयमुि? से पह8े याधिचकाकता	 के साथ-साथ अन्य पाc अभ्यर्थिथयों के माम8े पर
भी मिवचार मिकया होता तो संमिवधान के अनुच्छेद  14 और 16 के प्रावधानों का कोई उलं्लघन नहीं
होता क्योंमिक प्रत्येक व्यमि? जो सेवा की शतM के मदे्दनजर पाc ह ैऔर मिवचार का हकदार था, वास्तव
में उन चयन पदों पर पदोन्नधित से पह8े वास्तव में मिवचार मिकया गया था। उत्तरदाताओ ंकी ओर से
श्री सीबी अग्रवा8 ने कहा मिक प्रत्येक वष	  अधिधकारिरयों की योग्यता का वस्तुमिनष्ठ मूल्यांकन मिकया
जाता है और संबंधिधत अधिधकारिरयों की योग्यता,  दक्षता और अनुभव से संबंधिधत रिरकॉड	  शीट की
जांच के आधार पर पदोन्नधित की जाती ह।ै वत	मान माम8े में, रिरट याधिचका में याधिचकाकता	 द्वारा कोई
मिवशेष आरोप नहीं 8गाया गया है मिक 1955 में पुलि8स उप महामिनरीक्षक के पद पर या  1966 में
पुलि8स महामिनरीक्षक या अधितरिर? पुलि8स महामिनरीक्षक के पद पर पदोन्नधित के समय उत्तरदाताओ ं3
और  4  के साथ उनके माम8े पर मिवचार नहीं मिकया गया था। हा8ाँमिक,  याधिचकाकता	  द्वारा  17
जु8ाई, 1967 को अपनी प्रत्यतु्तर-याधिचका के परिरच्छेद 68 में एक अस्प] सुझाव मिदया गया था मिक
राज्य सरकार संभवतः मेरे माम8े पर मिवचार नहीं कर सकती थी, जैसा मिक उन्होंने माना और यहां
तक मिक इस जवाबी ह8फनामे में भी श्री हनुमान शमा	 और श्री सुल्तान सिंसह को वरिरष्ठता के नए
प्रकार के आधार पर मुझसे वरिरष्ठ मानते हैं, जो उन्होंने अपने 8ाभ के लि8ए ईजाद मिकया ह।ै'' हा8ांमिक
याधिचकाकता	 द्वारा कोई मिवशेष आरोप नहीं 8गाया गया है मिक उसके माम8े पर कोई मिवचार नहीं
मिकया गया था, प्रत्यथL संख्या  1 ने जवाबी ह8फनामे के परिरच्छेदग्राफ 23, 25, 40 और 44 में
मिनधिRत रूप से कहा है मिक उत्तरदाताओं 3 और 4 की पदोन्नधित के समय पुलि8स उप महामिनरीक्षक
और पुलि8स महामिनरीक्षक के चयन पदों पर याधिचकाकता	 के माम8े पर मिवचार मिकया गया। इसलि8ए
हमारी  राय है  मिक याधिचकाकता	  अपने  तक	  को  सामिबत करने  में  असमथ	  है  मिक चयन पदों  पर
उत्तरदाताओं 3  और 4  की पदोन्नधित के समय उनके माम8े पर कोई मिवचार नहीं मिकया गया था।



इसलि8ए हमें इस आधार पर आगे बढ़ना चामिहए मिक प्रत्यथL संख्या  1 ने याधिचकाकता	 के माम8े पर
मिवचार मिकया था और चयन शे्रणी पदों पर उत्तरदाताओ ं3 और 4 की पदोन्नधित के समय याधिचकाकता	
के रिरकॉड	, अनुभव और योग्यता को ध्यान में रFा था। इसलि8ए श्री एनसी चटजL के इस तक	  को
स्वीकार करना संभव नहीं है मिक वत	मान माम8े में संमिवधान के अनुच्छेद  14  और  16  के तहत
संवधैामिनक आश्वासन का कोई उलं्लघन हुआ ह।ै श्री एनसी चटजL ने तक	  मिदया मिक पदोन्नधित की
प्रमिक्रया में योग्यता के मिवचार का परिरचय व्यमि?गत मूल्यांकन का एक तत्व 8ाता है और व्यमि?गत
मूल्यांकन भाई-भतीजावाद और पक्षपात के दरुुपयोग का द्वार Fो8ता है और इसलि8ए, मिवधान के
अनुच्छेद  14  और 16  का उलं्लघन ह।ै हम इस तक	  को उधिचत मानने में असमथ	  हैं। एक उधिचत
पदोन्नधित नीधित का प्रश्न मिवभिभन्न परस्पर मिवरोधी कारकों पर मिनभ	र करता ह।ै यह स्प] है मिक एकमाc
तरीका जिजसमें पूण	 मिनष्पक्षता सुमिनधिRत की जा सकती है वह यह है मिक सभी पदोन्नधितयाँ पूरी तरह से
वरिरष्ठता के आधार पर की जाएँ। इसका मत8ब यह है मिक यमिद कोई पद Fा8ी हो जाता है, तो उसे
ठीक नीचे वा8े पद पर सबसे 8ंबे समय तक सेवा करने वा8े व्यमि? द्वारा भरा जाता ह।ै 8ेमिकन
वरिरष्ठता प्रणा8ी के साथ समस्या यह है मिक यह इतनी वस्तुमिनष्ठ है मिक यह व्यमि?गत योग्यता का
कोई मिहसाब 8ेने में मिवफ8 रहती ह।ै एक प्रणा8ी के रूप में, यह सव�त्तम अधिधकारिरयों को छोड़कर
प्रत्येक अधिधकारी के लि8ए मिनष्पक्ष है; मिकसी अधिधकारी के पास जीतने या Fोने के लि8ए कुछ भी नहीं
है बशतd वह वास्तव में इतना अक्षम न हो जाए मिक उसके लिF8ाफ अनुशासनात्मक कार	वाई की
जाए। 8ेमिकन, हा8ांमिक यह प्रणा8ी संबंधिधत अधिधकारिरयों के लि8ए मिनष्पक्ष है,  यह जनता पर भारी
बोझ है और साव	जमिनक व्यवसाय के कुश8 संचा8न पर एक बड़ा दबाव ह।ै इसलि8ए समस्या यह है
मिक सभी अधिधकारिरयों के लि8ए उन्नधित की उधिचत संभावना कैसे समुिनधिRत की जाए और साथ ही सबसे
योग्य व्यमि?यों द्वारा भर ेगए पदों में साव	जमिनक मिहत की रक्षा कैसे की जाए? दसूरे शब्दों में, प्रश्न यह
है मिक एक उधिचत पदोन्नधित-नीधित में वरिरष्ठता और योग्यता के बीच सही संतु8न कैसे बनाया जाए।
इस संबंध में लि8योनाड	 डी व्हाइट ने इस प्रकार कहा है:-

"पदोन्नधित प्रणा8ी का मुख्य उदे्दश्य पूरे सगंठन के मनोब8 को बनाए रFते हुए उच्च पदों के
लि8ए सव�त्तम संभामिवत पदाधिधकारिरयों को सुरधिक्षत करना ह।ै मुख्य मिहत साव	जमिनक मिहत है,
न मिक संबंधिधत आधिधकारिरक समहू के सदस्यों का व्यमि?गत मिहत। साव	जमिनक मिहत तब
सव�त्तम रूप से सुरधिक्षत होता है जब सभी योग्य कम	चारिरयों के लि8ए पदोन्नधित के उधिचत
अवसर मौजूद होते हैं,  जब वास्तव में शे्रष्ठ जिसमिव8 सेवकों को उनकी योग्यता के अनुसार
और रिरमि?यां आने पर पदोन्नधित सीढ़ी पर तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम मिकया जाता है, और
जब पदोन्नधित के लि8ए चयन मिकया जाता है योग्यता का एकमाc आधार, योग्यता प्रणा8ी को
मू8 भतL की तरह पदोन्नधित करने में भी मिवशेष रूप से 8ागू मिकया जाना चामिहए। 
.          .          .          .           .        .          .
कम	चारी अक्सर वरिरष्ठता के मिनयम को प्राथमिमकता देते हैं, जिजसके द्वारा सेवा में सबसे 8ंबे
समय तक रहने वा8े पाc को स्वचालि8त रूप से पदोन्नधित प्रदान की जाती ह।ै सीमा के
भीतर, वरिरष्ठता, चयन के एक मानदडं के रूप में मिवचार करने का हकदार ह।ै यह पक्षपात
या उसके संदेह को ख़त्म करने की प्रवृलित्त रFता है; और एक सफ8 कम	चारी के मिनमा	ण में
अनुभव मिनधिRत रूप से एक कारक ह।ै सबसे मिनच8े से अन्य अधीनस्थ पदों पर पदोन्नधित में
वरिरष्ठता को सबसे अधिधक महत्व मिदया जाता ह।ै जैसे-जैसे कम	चारी जिजम्मेदारी की सीढ़ी
चढ़ते हैं,  वे कम से कम वजन के हकदार होते हैं। जब मिकसी भी स्तर पर वरिरष्ठता को
एकमाc मिनधा	रण कारक बना मिदया जाता ह,ै  तो यह एक Fतरनाक माग	दश	क ह।ै इसका



मत8ब यह नहीं ह ैमिक मिकसी मिवशेष शे्रणी में सबसे 8ंबे समय तक सेवा करने वा8ा कम	चारी
उच्च शे्रणी में पदोन्नधित के लि8ए सबसे उपय?ु है; मिबल्कु8 मिवपरीत सत्य हो सकता ह"ै।
    (8ोक प्रशासन के अध्ययन का परिरचय, 4 संस्करण, पृ. 380, 383)।

    8ंबे समय से प्रशासमिनक अभ्यास के माम8े के रूप में,  भारतीय पुलि8स सेवा में चयन शे्रणी पदों पर
पदोन्नधित योग्यता  के  आधार  पर  की  गई है  और वरिरष्ठता  को  केव8 तभी  ध्यान में  रFा  जाता  है  जब
उम्मीदवारों की योग्यता अन्यथा समान होती है और हम श्री एनसी चटजL के इस तक	  को स्वीकार करने में
असमथ	 हैं मिक यह प्रमिक्रया मिकसी भी तरह से संमिवधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उलं्लघन करती ह।ै 

    व्य? मिकए गए कारणों से, हम मानते हैं मिक याधिचकाकता	 संमिवधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिरट देने के
लि8ए माम8ा बनाने में असमथ	 रहा ह।ै तदनुसार याधिचका मिवफ8 हो जाती है और Fारिरज की जाती ह।ै इस
माम8े की परिरल्किस्थधितयों में 8ागत के संबंध में कोई आदेश नहीं मिदया जाएगा।

याधिचका Fारिरज

वी.पी.एस

मिवक्रांत ठाकुर की देFरFे में सुमीत कपरू द्वारा     अनुवामिदत।  



i [1964] एस.सी.आर. 598
ii [1961] 1 एस.सी.आर. 750


